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वहनीय आवास : एक महँगा सौदा है
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भू�मका

�कसी भी ��� के �लये उसका आवास उसक� एक मह�पूण� आ�थ�क संप��  होने के साथ-साथ उसक� सामा�जक उ��त
एवं आ�थ�क संवृ�� म� भी योगदान देता है। एक �ायी आवास �कसी भी ��� के जीवन क� अमू� पूंजी होती है। इससे न
केवल रहने के �लये एक बेहतर  एवं सुर��त वातावरण �ा� होता है ब�� इससे ��� क� जो �म उ�ादकता,
काय�शीलता, �ा� आ�द पर  भी सकारा�क �भाव पड़ता है। अब य�द इस संबंध म� हम भारत क� ���त पर  नज़र  डाल�
तो हम पाएंगे �क भारत म� ��ेक ��� के पास आवास क� मौजूदगी का मु�ा बेहद संवेदनशील है। एक अनुमान के
अनुसार , शहरी भारत क� लगभग 65 �म�लयन आबादी �म म� �नवास करती है जब�क 0.9 लाख लोग बेघर  ह�। इसी त�
को �ान म� रखते �ए भारत सरकार  �ारा सभी के �लये आवास/ �धानमं�ी आवास योजना शु� क� गई। इस योजना के
अंतग�त वष� 2022 तक सभी शहरी गरीब� को घर  उपल� कराने का ल� �नधा��रत �कया गया है।

�मुख �ब� दु

हाल ही म� एक अ�यन के अंतग�त यह बात सामने आई है �क जनवरी से �सतंबर  2017 के म� भारत म� वहनीय
आवास� म� 27% क� वृ�� देखने को �मली है। यह काफ� हद तक एक अ�ी खबर  है।
अ�यन से �ा� जानकारी के अनुसार , झु�ी �नवा�सय� के संदभ� म� �कफायती आवास का मु�ा लाभ और  लागत
के संतुलन से संबं�धत है। 
इसके बाद ही कह� सामा�जक उ�ूलन, अनै�तकता, अनौपचा�रक �े�डट नेटवक�  तक प�ँच  क� कमी और  सामू�हक
काय�वाही जैसे कारक शा�मल होते ह�, �जसके प�रणाम��प �भ�-�भ� भौगो�लक �े�� म� औपचा�रक �कफायती
आवास म� पुनवा�स �कया जा सकता है।

मांग का ��  

एक ऐसे समय  म� जब 'सभी के �लये आवास ' के �लये एकतरफा आपू�त�  क� मांग अपने उ� �र  पर  है, ऐसे समय  म�
आ�थ�क �प से कमज़ोर  वग� (economically weaker section - EWS) और  कम आय  वाले समूह� (low income
groups - LIG) के �लये �कफायती घर� के �नमा�ण पर  ज़ोर  देना तथा (�वशेषकर  ऐसी ���त म� जब 90% आवास
इकाई क� कमी हो रही है) इस बात को मज़बूती �दान करता है �क एक सौ� सामा�जक नी�त के �प म� �जन
उ�े�� क� मांग होती है अथवा �ज�� पूरा �कया जाना होता है उनके संबंध म� हवाई बातचीत का कोई आधार  नह�
होता है।
भारतीय  �रयल ए�ेट उ�ोग म� आपू�त�  क� भारी कमी बनी �ई है जो�क सभी के �लये आवास जैसे कथन क� स�ता
को प�रल��त करती �तीत होती है। 
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�� �प से पूरे भारत म� आवास प�रयोजनाओ ंके �लये एक बड़े पैमाने पर  रा�-स��डी आधा�रत मॉडल का
अनुपालन नह� �कया जा सकता है। इस�लये आव�क है �क सबसे पहले आवास संबंधी सभी �कार  क� नी�तय� के
�वषय  म� अ�ी तरह से जानकारी एक��त क� जाए, त��ात् इसके संबंध म� �ावहा�रक काय�वाही करने हेतु
आधार  तैयार  �कया जाए। 
इसके �लये आव�क कोष, समय , सटीक काय� योजना, �बंधन, ��या�यन एवं संचालन जैसे प�� के �वषय  म�
भली-भाँ�त शोध करके ही इस �दशा म� कोई �नण�य  �लया जाना चा�हये।
इस योजना के संबंध म� और  भी ब�त सी बात� सामने आ रही ह� �जनम� खाली पड़ी कम लागत वाली आवासीय
इकाइय� का उदाहरण सबसे ताज़ा है। ऐसा �तीत होता है �क सरकार  �ारा इस संबंध म� ��ानीय  उ�यन पर
लगातार  �ान देने हेतु �वचार  �कया जाना चा�हये।
एक �रपोट�  के अनुसार , वत�मान म� तकरीबन 18 लाख यू�नट� हेतु आवास क� कमी को दूर  करने के �लये करीबन 2
लाख हे�ेयर  भू�म क� ज़�रत है। य�द इसम� नई इकाइय� को भी शा�मल कर  �लया जाए तो हम� ��ेक �दन
लगभग 44,000 घर� का �नमा�ण करना होगा, जो�क एक ब�त लंबा सफ़र  �तीत होता है। 

इसका समाधान �ा है?

इस सम�ा के ��रत समाधान के तौर  पर  �कराए पर  आवास के �वक� के �वषय  म� �वचार  �कया जा सकता है।
इस समय  इस सम�ा के समाधान के �लये �कराए पर  आवास क� �व�ा एक बेहतर  एवं पूरक समाधान सा�बत
हो सकता है। 
व�ुतः पॉ�लसी अनुदान के संबंध म� यह अवधारणा �पछले कुछ समय  से चचा� का �वषय  बनी �ई है। इस संबंध म�
एन.यू.आर.एच . नी�त (National Urban Rental Housing Policy), 2017 नामक एक नी�त भी बनाई गई, �जसे अभी
तक मं��मंडल क� मंज़ूरी �ा� नह� �ई है। 
�कराए के मकान का सबसे मह�पूण� पहलू यह है �क यह अ�ायी आबादी/मौसमी �वासन क� सम�ा को अ�धक
गंभीर  नह� होने देता है, �वशेषकर  ऐसे लोग� के �लये यह बेहद कारगर  है जो न तो �ायी संप��  म� �नवेश करना
चाहते ह� और  न ही एक अचल अतरल��त संप��  का �नमा�ण करना चाहते ह�।
र�टल हाउ�स� ग का एक प� यह भी है यह आवास� के �नमा�ण हेतु ज़मीन� क� आव�कता को भी कम करता है।  साथ
ही सोशल कै�पटल फॉम�शन के मामले म� भी कारगर  सा�बत होता है। 
उ�ेखनीय  है �क महारा� और  ओ�डशा जैसे कुछ रा�� म� तो �कराए पर  मकान लेने के संबंध म� घरेलू नी�तयाँ भी
लागू क� गई ह�। इसके अंतग�त आंत�रक �वा�सय� के �लये कम लागत वाले शेय�र� ग �ै�स उपल� कराने क�
�व�ा क� गई है।

�न�ष�

देश म� एक अवधारणा के �प म�, सोशल र�टल हाउ�स� ग को अ�धक �ो�ाहन �दये जाने क� आव�कता है, भले ही
महानगर� म� वा�ण��क उ�े�� हेतु र�टल हाउ�स� ग पहले से ही मौजूद �� न हो। महानगर� म� लाख� क� सं�ा म�
आंत�रक �वासीय , छा�, पेशवर  लोग आ�द �कराएदार� के �प म� रहते ह�। र�टल हाउ�स� ग के संबंध म� �कये गए एक
अ�यन के अनुसार , �पछले साल देश भर  म� लगभग 10 �म�लयन ऐसे घर  खाली थे �ज�� र�टल हाउस के �प म� बाज़ार  म�
�वेश नह� कराया जा सका। गौर  करने वाली बात यह है �क यह आँकड़ा वत�मान म� देश म� अनुमा�नत आवास� क� कमी के
आधे से भी कम है, तथा�प य�द इन मकान� को र�टल हाउस के �प म� बाज़ार  म� �वेश कराया जाता है तो कुछ हद तक इस
सम�ा का समाधान कर  पाना संभव है । हालाँ�क इस संबंध म� सबसे बड़ी सम�ा र�टल हाउस हेतु आव�क �दशा-�नद�श�
क� कमी होना है। इस �वषय  म� �भावी काय�वाही करते �ए इससे संबं�धत पहल� को �� �कया जाना चा�हये, ता�क
�ामीण �े� से आने वाले लोग इससे लाभा��त हो सक� ।


